भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3563
(जिसका उत्तर 27 मार्च, 2018/06 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
बैंकों में स्थानांतरण नीति
3563.
श्री हरिवंशः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि बैंकों से संबंधित धोखाधड़ी के अधिकतर मामलों में वरिष्ठ बैंक अधिकारियों की संलिप्तता पायी जाती है;

(ख)
क्या बैंकों द्वारा किसी स्थानांतरण नीति का अनुसरण किया जा रहा है;

(ग)
किसी बैंक की किसी एक शाखा में किसी कर्मचारी या अधिकारी को अधिकतम कितनी समयावधि के लिए रखने की अनुमति है; और
(घ)
क्या सरकार बैंकों से उन कर्मचारियों का स्थानांतरण करने के लिए कहेगी जो किसी बैंक की किसी एक ही शाखा में अनुमत समयावधि से अधिक समय तक बने हुए हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): धोखाधड़ि‍यां – वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों तथा चुनिन्‍दा वित्‍तीय संस्‍थाओं द्वारा सूचित करने पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मास्‍टर निदेश में बैंकों के लिए धोखाधड़ी के वर्गीकरण होने की तिथि से 6 माह के भीतर स्‍टाफ जवाबदेही प्रक्रिया को पूरा करने की व्‍यवस्‍था है।
बैंक अनियमितताओं के सभी मामलों में स्‍टाफ की संलिप्‍तता और जवाबदेही की जांच करते हैं तथा जांच पूरी होने पर गलत कृत्‍यों की गम्‍भीरता के आधार पर दोषी कर्मचारियों को बैंक की अनुशासनात्‍मक नियमावली के अनुसार आनुपातिक दंड प्रदान किया जाता है।
(ख) से (घ): केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुदेशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को संवेदनशील पदों की पहचान करना और ऐसे पदों के लिए एक क्रमावर्तन (रोटेशन) नीति का अनुसरण करना अपेक्षित है।
इसके अतिरिक्‍त, धोखाधड़ि‍यों की रोकथाम के संबंध में आरबीआई ने बैंकों को ‘’स्‍टाफ क्रमावर्तन नीति’’ (स्‍टाफ रोटेशन पॉलिसी) और “स्‍टाफ के लिए अनिवार्य छुट्टी नीति’’ की व्यवस्था करने की सलाह दी है।
सरकार ने पीएसबी को यह भी कहा है कि उनकी अपनी उद्देश्‍यपूर्ण, सुनिर्धारित स्‍थानांतरण और तैनाती नियमावली होनी चाहिए, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जाए। सरकार ने यह भी कहा है कि सभी निर्णय मामले के तथ्‍यों और निष्‍पक्षता पर आधारित होने चाहिए तथा ऐसा कोई भी निर्णय किसी बाह्य कारण से न लिया जाए।
*****
